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दैनिक

रील और इंटरनेट डाटा बना बिहार मेें चुनावी मुद्दा
-प्रधानमंत्री मोदी ने अपने-अपने तरीके से फायदे नुकसान गिनाए

पटना I बिहार चुनाव मेें रील और 
डेटा को लेकर पीएम मोदी और 
कांग्रेस आमने-सामने हैैं। मोदी ने 
सस्ते डेटा और रील को युवाओ ंके 
लिए उपलब्धि बताया, वही ं राहुल 
गांधी ने इसे समय की बर््बबादी कहा 
है। यह विवाद चुनाव की बीच 
डिजिटल इंडिया, युवा रोजगार 
और सोशल मीडिया के प्रभावो ं
की ओर खिचता जा रहा है। बिहार 
चुनाव मेें सियासी बयानबाजी अपने 
चर््म पर है। जहां सत्तापक्ष अपनी 
उपलब्धियां गिनाने मेें लगा है, वही ं
विपक्ष सरकार की नाकामियो ंपर 
उसे घेर रहा है। भारत मेें 4G आने 
के बाद से इंटरनेट पैक काफी 
सस्ते हुए हैैं, जिसकी मदद से 
इंटरनेट को हर वर््ग तक पहुुंचाने 
मेें खासा मदद मिली है। भारत 
सरकार के डिजिटल इंडिया लक्ष्य 
मेें सस्ते डेटा ने बड़़ी भूमिका 
निभाई है और अब NDA इसे 
बिहार चुनावो ंमेें भुनाना चाह रहा 
है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार 
से अपने बिहार चुनाव प्रचार की 
शुरुआत की, अपने पहले ही 
भाषण मेें उन््होोंन�े सोशल मीडिया 
रील ट््रे ेंड पर बड़़ी बात कही। 
उन््होोंन�े इसे अपनी सरकार की 

उपलब्धि बताते हुए कहा कि हाल 
मेें 1 जीबी डेटा की कीमत एक 
कप चाय से भी कम है। उन््होोंन�े 
कहा कि बिहार के बहुत सारे युवा 
इंटरनेट से अच्छी-खासी कमाई 
कर रहे हैैं और अपनी कला और 
क्रिएटिविटी पूरी दुनिया को दिखा 
रहे हैैं। प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने 
अपने इस बयान के जरिए रील ट््रे ेंड 
की सराहना की और सस्ते डेटा के 
लिए अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन 
बिहार कांग्रेस ने उन्हहें इसपर घेर 
लिया है। बिहार कांग्रेस ने अपने 
एक्स पर राहुल गांधी के रील को 
लेकर विचार शेयर करते हुए 
कैप््शन दिया, ‘अंतर साफ है’ और 
यूजर््स से सवाल किया कि रील मुद्दे  
पर कौन सही हैैं?
रील को लेकर राहुल गांधी ने 
क्या कहा था?
बिहार कांग्रेस की ओर से शेयर 
की गई इस पुरानी वीडियो मेें 
राहुल गांधी युवाओ ंपर एक तीखी 
टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैैं। 
राहुल गांधी कहते हैैं कि आज के 
युवा रोजाना 7-8 घंटे रील देखते 
रहते हैैं और दोस््तोों को भेजते रहते 
हैैं। उन््होोंन�े आगे कहा, “अंबानी 
और अडानी के बेटे वीडियो नही ं

देखते, वे पैसे गिनने मेें व्यस्त 
रहते हैैं।” पीएम मोदी के बयान 
और राहुल गांधी की टिप्पणियो ंने 
ऑनलाइन विशेषाधिकार, अवसर 
और भारत के युवाओ ंकी दिशा पर 
बहस छेड़ दी है। एक तरफ पीएम 
मोदी रील ट््रे ेंड और सस्ते डेटा की 
सराहना कर रहे हैैं, वही ं राहुल 
गांधी इसे आम युवाओ ंको बर््बबाद 
करने वाला बता रहे हैैं, जो दिन के 
7-8 घंटे इसमेें बर््बबाद कर रहा है।
‘हमेें डेटा नही,ं बेटा चाहिए’- 
PK
पीएम मोदी के बयान पर जन 
सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 
ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने दो 
दिन पहले बिहार मेें कहा था कि 
हम बिहार मेें सस्ता डेटा उपलब्ध 
करा रहे हैैं। मैैं उनसे कहना चाहता 
हूूं – ‘हमेें डेटा नही,ं बेटा चाहिए’… 
आप कारखाने गुजरात ले जाएंगे 
और डेटा बिहार को देें गे ताकि 
यहां के लोग अपने बच््चोों को केवल 
वीडियो कॉल पर ही देख सकेें ।”
रील देखने और बनाने वालो ं
की बात
पीएम मोदी का भाषण रील बनाने 
वालो ं पर केें द्रित था। हाल के 
सालो ंमेें देखा गया है कि कई रील 

क्रिएटर््स सोशल मीडिया के जरिए 
अच्छा पैसा कमा रहे हैैं और अपने 
सपनो ं को पूरा कर रहे हैैं। वही ं
राहुल गांधी ने जनता का ध्यान रील 
देखने वालो ंपर खीचंा है, जो अपने 
दिन के 6-7 घंटेें डूम स्क्रोलिग मेें 
बर््बबाद कर रहे हैैं। जिससे उनकी 
पढ़़ाई, काम आदि पर नकारात्मक 
असर पढ़ रहा है। बता देें , संख्या के 
आधार पर की रील देखने वाले रील 
बनाने वालो ंसे कई गुना ज्यादा हैैं।
क्या कहती है रिसर््च?
डॉक्टर््स लोगो ं को अपने फोन 
पर बिताए जाने वाले घंटो ं को 
कम करने की सलाह देते हैैं, 
क््योोंक�ि इसे मेेंटल हेल्थ के साथ-
साथ फिजिकल हेल्थ के लिए भी 
खतरनाक बताया गया है। नेशनल 
लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के सर्वे 
के मुताबिक इंटरनेट की लत से 
सोशल कॉग्निटिव फ्रेम वर््क  मेें सेल्फ 
कंट््ररो ल पावर मेें कमी आती। NLB 
का यह यह सर्वे शिक्षा और छात््रोों 
पर सोशल मीडिया के विभिन्न 
सकारात्मक और नकारात्मक 
प्रभावो ंपर केें द्रित है। इस रिसर््च मेें 
माना गया कि इसके नकारात्मक 
प्रभावो ं से बचने के लिए सोशल 
मीडिया तक छात््रोों और युवाओ ं
की पहुुंच को सीमित करना होगा। 
सोशल मीडिया साइटो ंपर बिताए 
जाने वाले समय को कम करके 
अधिकांश नुकसानो ंको कम किया 
जा सकता है।

बिहार विधानसभा मेें भाजपा को हराने की 
जिम्मेदारी मुसलमानोों की होगी

-14 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत आबादी वाले बनेेंगे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री
-18 प्रतिशत जनसंख्या वाला मुस्लिम समुदाय की हैसियत सिर््फ  वोट बैैंक की ही रहेगी 

एम खान 
जयपुर (रॉयल पत्रिका)। बिहार 
विधानसभा चुनाव 2025 मेें भाजपा 
को हराने की जिम्मेदारी मुसलमानो ं
के ऊपर आ गई। जबकि 14 
प्रतिशत आबादी वाले यादव समाज 
के तेजस्वी यादव जो राजद के लीडर 
हैैं मुख्यमत्री बनेेंगे। इसी तरह 2.5 
प्रतिशत कश्यप (निषाद/ मल्लाह) 
समाज के नेता मुकेश साहनी बिहार 
के उप मुख्यमत्री बनेेंगे। बिहार 
विधानसभा चुनाव 2025 मेें बिहार 
की सत्ता संभालने का सपना देख 
रहे इंडिया गठबंधन के राजनीतिक 
दलो ंने मुख्यमत्री और उपमुख्यमत्री 
के पद चुनाव से पहले ही बांट लिए 
हैैं। इंडिया गठबंधन को थोक के 
भाव वोट देने वाले मुस्लिम समाज 
के हिस्से मेें सिर््फ  भाजपा को हराने 
की जिम्मेदारी दी है। फिर भी 
मुस्लिम समाज इंडिया गठबंधन के 
साथ खुश दिखाई दे रहा है। इंडिया 
गठबंधन ने बिहार विधानसभा 

उत्तर प्रदेश  मेें हलाल सर््टटिफिकेशन बैन
-क्ययों दिए जाते हैैं हलाल सर््टटि फिकेशन
-कौन-सी कंपनियां देती हैैं यह सर््टटि फिकेट
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के 
मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ के 
हलाल सर््टटिफिकेशन (Halal 
Certification) पर दिए बयान से 
एक बार फिर से यह सर््टटिफिकेट 
सुर््खखियो ंमेें आ गया है। दरअसल, 
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 
हलाल उत्पाद की खरीद से मिलने 
वाले रुपये से धर््माांतरण, लव 
जिहाद और आतंकवाद को बढ़़ावा 
दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने 
प्रदेश मेें हलाल सर््टटिफिकेशन 
को प्रतिबधित किया हुआ है। 
यूपी सरकार का आरोप है कि 
हलाल सर््टटिफिकेट जारी करने 
वाली संस््थथाएं ऐसे प्रोडक््ट््स पर 
भी हलाल सर््टटिफिकेट दे रही हैैं, 
जिनमेें इसकी जरूरत नही ं है. 
मुख्यमत्री योगी ने दावा किया कि 
जांच से पता चला है कि हलाल 
सर््टटिफिकेशन (CM Yogi on Ha-
lal Certification) के नाम पर 
हर साल करीब 25000 करोड़ 
रुपये का ट््रराांज क्शन होता था, 
जबकि इसकी किसी सरकारी 
एजेेंसी से कोई मान्यता नही ं थी। 
हलाल सर््टटिफिकेशन को लेकर 
मचे इस बवाल के बीच सवाल यह 
है कि आखिर हलाल प्रोडक््ट््स 
और हलाल सर््टटिफिकेशन क्या 
होता है, साथ ही भारत मेें हलाल 
सर््टटिफिकेट कौन-सी कंपनी जारी 
करती है। 

क्या होते हैैं हलाल प्रोडक््ट््स-
हलाल प्रोडक्ट से मतलब है कि 
ऐसी वस्तु जो इस्लामिक कानून 
या शरिया के अनुसार ग्रहण करने 
योग्य हो। खाद्य पदार्थथों के अलावा, 
ब्यूटी प्रोडक््ट््स और दवा समेत 
कई प्रकार की वस्तुओ ंको हलाल 
उत्पाद के दायरे मेें रखा जाता है। 
उर््ददू   मेें हलाल का मतलब ‘जायज’ 
होता है। आमतौर पर हलाल का 
इस्तेमाल मांस को लेकर किया 
जाता है।
क्या है हलाल सर््टटिफिकेशन-
हलाल सर््टटिफिकेशन यह सुनिश्चित 
करता है कि उत्पाद इस्लामी 
सिद््धाांतो ं के अनुरूप तैयार और 
प्रोसेस््ड किया गया है। वह वस्तु 
सूअर के मांस और शराब जैसे 
निषेध घटको ं से मुक्त है, और 
ऐसी अशुद्ध वस्तुओ ं के संपर््क  मेें 
नही ं आई है। ऐसे मेें सामानो ं के 
निर््ममाण से लेकर स्टोरेज तक के 
पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस मेें इस्लामी 
सिद््धाांतो ंके अनुसार साफ किए गए 
बर््तनो ंऔर उपकरणो ंका उपयोग 
किया जाना चाहिए। वही,ं मांस के 
संदर््भ मेें हलाल से मतलब है कि 

जानवर को एक विशिष्ट तरीके से 
काटा जाना चाहिए, ना कि झटके 
से। काटते समय जानवर जीवित 
और स्वस््थ होना चाहिए। हलाल 
सर््टटिफिकेशन इस बात की गारंटी 
देता है कि कोई प्रोडक्ट ऊपर 
बताए गए स्टटैंडर््ड पर खरा उतरा 
है। हालांकि, यह सर््टटिफिकेशन 
अनिवार््य नही ं है, लेकिन कंपनियां 
अंतर््रराष्ट्री य व्यापार के लिए 
या मुस्लिम उपभोक्ताओ ं को 
आकर््षषित करने के लिए इसकी 
मांग करती हैैं।
प्रोडक्ट पर कहां होता है हलाल 
सर््टटिफिकेशन मार््क -
हलाल सर््टटिफाइड मार््क , प्रोडक््ट््स 
की पैकेजिंग पर अंकित होता है। 
यह आगे, पीछे या साइड मेें कही ं
भी एक मार््क  के साथ अंकित होता 
है ताकि यह स्पष्ट रूप से दर््शशाया 
जा सके कि प्रोडक्ट हलाल स्टटैंडर््ड 
के अनुरूप है।
कौन जारी करता है हलाल 
सर््टटिफिकेशन-
भारत मेें हलाल सर््टटिफिकेट, 
सरकार जारी नही ंकरती है, बल्कि 
ये कुछ प्राइवेट कंपनियो ं और 
इस्लामिक संस््थथाओ ं द्वारा जारी 
किए जाते हैैं। इनमेें हलाल इंडिया 
प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमा-
ए-हिद हलाल ट््रस्ट , जमीयत 
उलेमा ए महाराष्टट्र  और भारतीय 
गुणवत्ता परिषद (QCI) शामिल है।

चुनाव 2020 मेें 35-40 टिकट दिए 
थे जबकि बिहार विधानसभा चुनाव 
2025 मेें घटकर 29 टिकट ही दिए 
हैैं। मुस्लिम समाज मेें राजनीतिक 
जागरूकता की कमी होने के 
कारण सभी विपक्षी राजनीतिक 
दल सिर््फ  मुस्लिम वर््ग को वोट बैैंक 
समझने लगे हैैं। ज्यादातर विपक्षी 
दल मुसलमानो ं के वोट इसलिए 
लेना चाहते हैैं कि भाजपा को सत्ता 
मेें आने से रोकना है। मुसलमानो ं
मेें भाजपा का डर बिठाया जा रहा 
है। यह सही भी है कि भाजपा 
के 12 वर््ष के शासन मेें मुस्लिम 
समाज को हासिये पर धकेलने की 
कोशिश की गई है। मुसलमानो ं
के बुनियादी पहचान को समाप्त 
करने की कोशिश हुई है। तीन 
तलाक, आरएनआरसी, एनआरसी, 
वक्फ एमेेंडमेेंट बिल, मदरसो ं एवं 
मस्जिदो ंपर बुलडोजर एवं मुस्लिम 
समाज का उत्पीड़न जैसी घटनाओ ं
ने मुस्लिम समाज को भाजपा से 
काफी दूर कर दिया है। लेकिन 
विपक्षी राजनीतिक दल भाजपा 
और मुस्लिम वर््ग के बीच की दूरी 
का पूरा फायदा उठाना चाहते हैैं। 
मुस्लिम वोटरो ं के सहारे सत्ता मेें 
आने के बाद कांग्रेस, राजद एवं 
अन्य दल मुसलमानो ं के योगदान 
को भूल जाते हैैं। उन्हहें भाजपा 
का डर दिखाकर सरकारो ं और 
पार््टटियो ंमेें उचित भागीदारी नही ंदी 

जाती है।
बिहार मेें मुसलमानो ं को कम 
टिकट दिए गए हैैं- 
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 
मेें इंडिया गठबंधन ने मात्र 29 
मुस्लिम उम्मीदवारो ं को टिकट 
दिए हैैं। जिनमेें राजद ने 19, कांग्रेस 
ने 10 और सीपीआई (एमएल) ने 
2 टिकट दिए हैैं। पिछले बिहार 
विधानसभा चुनाव 2020 मेें इंडिया 
गठबंधन ने 35-40 मुस्लिम 
उम्मीदवारो ं को टिकट दिए थे। 
इसी तरह एनडीए ने पिछली बार 
12 से 15 मुस्लिम उम्मीदवार 
चुनाव मेें उतारे थे। लेकिन बिहार 
विधानसभा चुनाव 2025 मेें मात्र 5 
मुस्लिम उम्मीदवारो ंको टिकट दिए 
गए हैैं। जिनमेें जेडीयू ने 4 मुस्लिम 
उम्मीदवार एवं एलजीपी (पासवान) 
ने 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट 
दिया है। जबकि भाजपा जो बिहार 
मेें 101 विधानसभा सीटो ंपर चुनाव 
लड़ रही है, एक भी मुस्लिम को 
उम्मीदवार नही ंबनाया है। बिहार 
प्रदेश मेें मुसलमानो ं की आबादी 
18 प्रतिशत है। इसलिए मुसलमान 
की जनसंख्या के अनुसार बिहार 
विधानसभा मेें करीब 44 मुस्लिम 
विधायक जीतकर पहुुंचने चाहिए 
लेकिन ऐसा होता नही ं है। बिहार 
विधानसभा चुनाव 2020 मेें करीब 
23 मुस्लिम विधायक जीतकर आए 
थे।

एआईएमआईएम ने उतारे 24 
उम्मीदवार- 
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 
मेें सांसद असदुद्दीन ओवैसी की 
पार्टी एआईएमआईएम ने 24 
उम्मीदवारो ं को चुनावी मैदान 
मेें उतारा है। जिनमेें से एक 
उम्मीदवार हिदू राजपूत समाज 
से है। बिहार विधानसभा चुनाव 
2020 मेें ओवैसी की पार्टी के पांच 
मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए 
थे। ओवैसी की पार्टी से इंडिया और 
एनडीए किसी भी गठबंधन ने साथ 
चुनाव लड़ने का समझौता नही ं
किया है। दोनो ं गठबंधन ओवैसी 
की पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी 
मानते हैैं। ओवैसी की पार्टी इस बार 
विधानसभा 2025 मेें अपनी ताकत 
दिखाने के लिए बेताब है। माना जा 
रहा है कि 10 सीटो ं पर ओवैसी 
के उम्मीदवार बढ़त बना सकते 
हैैं। देश के मुसलमान ओवैसी 
की पार्टी का कम ही साथ देते 
हैैं। लेकिन ओवैसी ने मुसलमानो ं
को जिस प्रकार राजनीतिक रूप 
से जागरूक किया है उसे दूसरे 
राजनीतिक दलो ं मेें बेचैनी फैली 
हुई है। मुसलमान अब सरकार 
और राजनीति मेें भागीदारी की 
बात करने लगा है। मुस्लिम वर््ग 
अब भाजपा को हराने का अकेले 
ठेकेदार नही ंबना रहना चाहता है। 
इसलिए कहा जा सकता है कि इस 
बार का मुस्लिम बिहार मेें पहले 
से ज्यादा जागरूक होकर वोट 
कर सकता है। जो मुसलमानो ं के 
भविष्य को लेकर काफी महत्वपूर््ण 
रहने वाला है।

महाराष्ट्र मेें बीजेपी का नाम बदलो मिशन 
जारी, अब इस्लामपुर बनेगा ‘ईश्वरपुर’!

नई दिल्ली (एजेेंसी)। देश मेें कई स््थथानो ंके नाम बदलने 
के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह परंपरा अब महाराष्टट्र  
मेें भी शुरू कर दिया है। महाराष्टट्र  की देवेेंद्र फडणवीस 
सरकार ने सांगली जिले के ‘इस्लामपुर शहर’ का नाम 
बदलकर ‘ईश्वरपुर’ करने के प्रस्ताव को औपचारिक 
रुप से मंजूरी दे दी है। हालांकि, सरकार ने नाम बदलने 
का ऐलान राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी 
दिन ही कर दिया था। इससे पहले 18 जुलाई 2025 को 
सरकार ने ऑफिशियल तौर पर बताया कि इस्लामपुर 
का नाम बदलकर ‘ईश्वरपुर’ किया जाएगा। विपक्ष ने 
आरोप लगाया है कि यह फैसला राज्य सरकार का 
एक एजेेंडा है, जो धुव्रीकरण के लिए किया जा रहा 
है। इसके तहत महाराष्टट्र  की दक्षिणपंथी सरकार कई 
स््थथानो ं के नाम बदलने जा रही है। यह घोषणा राज्य 
के खाद्य एवं नागरिक आपूर््तति मंत्री छगन भुजबल 
ने विधानसभा मेें किया। उन््होोंन�े बताया कि राज्य 
मंत्रिमडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब 
इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केें द्र सरकार को भेजा 
जाएगा। भुजबल ने कहा, “नाम बदलने का अधिकार 
केें द्र सरकार के पास है। राज्य कैबिनेट ने अपना 
काम पूरा कर लिया है और अब प्रस्ताव केें द्र को भेजा 
गया है।”  मीडिया रिपोर््टट््स के मुताबिक, इस्लामपुर 
का नाम बदलने की मांग नई नही ंहै। यह मांग सबसे 
पहले साल 1986 मेें उठी थी। तब से लेकर अब तक 
कई बार यह मुद्दा सामने आता रहा। हाल ही मेें यह 
मांग फिर से शिव प्रतिष्ठान नाम के संगठन ने उठाई। 
इस संगठन की अगुवाई कट्टर हिदुत्व विचारधारा से 

जुड़़े कार््यकर््तता संभाझी भिडे करता है।  शिव प्रतिष्ठान 
संगठन ने सांगली कलेक्ट्रे ट मेें एक ज्ञापन सौपंा था, 
जिसमेें इस्लामपुर का नाम बदलने की मांग की गई थी। 
संगठन ने चेतावनी दी थी कि जब तक उनकी मांग पूरी 
नही ंकी जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा 
और पीछे नही ं हटेगा। अब राज्य सरकार के जरिये 
प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद यह मामला केें द्र 
सरकार के पास जाएगा, जिसके बाद औपचारिक रूप 
से नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी होगी।  इस फैसले को 
लेकर महाराष्टट्र  मेें राजनीतिक और सामाजिक हलको ं
मेें चर््चचा तेज हो गई है। सरकार का यह कदम राज्य मेें 
चल रही एक खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नाम 
बदलने की परंपरा के जरिये अपना सियासी आकंक्षा 
पूरी करना है। पिछले कुछ सालो ंमेें बीजेपी सरकार 
राज्य के कई प्रमुख जगहो ं के नाम बदल चुकी है। 
इससे पहले ऐतिहासिक औरंगाबाद का नाम बदलकर 
छत्रपति संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव 
और अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया है। 

स्कू ल मेें हिजाब पहनने की इजाजत नहीीं 
देना धर््मनिरपेक्ष शिक्षा से वंचित करना 

है- केरल सरकार
नई दिल्ली (एजेेंसी)। केरल सरकार 
ने हाई कोर््ट मेें कहा कि मुस्लिम 
लड़की को स्कू ल मेें हिजाब पहनने 
की इजाजत न देना, उसकी निजता 
और गरिमा पर हमला है। यह 
उसे धर््मनिरपेक्ष शिक्षा के उसके 
अधिकार से इनकार करना है। 
सरकार ने कहा कि लड़की का 
अपने घर मेें और घर के बाहर 
हिजाब पहनने का अधिकार 
विद्यालय के द्वार पर खत्म नही ंहो 
जाता है। ये बातेें एक हलफनामे मेें 
कही गई हैैं, जो पल्लुरुथी मेें चर््च 
संचालित सेेंट रीटा पब्लिक स्कू ल 
की याचिका के जवाब मेें दायर 
किया गया था।
याचिका मेें सामान्य शिक्षा विभाग 
के उस निर्देश को चुनौती दी गई 
थी, जिसमेें मुस्लिम लड़की को 
हिजाब पहनकर कक्षा मेें जाने की 
इजाज़त दी गई थी। विद्यालय ने 
विभाग के नोटिस को भी चुनौती 
दी थी, जिसमेें कहा गया कि शिक्षण 
संस््थथान मेें गंभीर गड़बड़़ी है। जब 
शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई 
हुई, तो लड़की की तरफ से पेश हुए 
वकील ने कहा कि उसके माता-

पिता ने उसे इस स्कू ल से हटाकर 
किसी दूसरे शिक्षण संस््थथान मेें 
प्रवेश दिलाने का फैसला किया है।
हाई कोर््ट ने अपने फैसले मेें क्या 
कहा
छात्रा के माता-पिता की ओर से दी 
गई दलील को देखते हुए अदालत 
ने कहा कि विवादित मुद््दोों पर जाने 
की जरूरत नही ंहै। उच्च न्यायालय 
ने राज्य सरकार के वकील की इस 
बात पर भी ध्यान दिया कि बच्चे के 
माता-पिता के रुख को देखते हुए, 
विभाग इस मामले मेें आगे बढ़ना 
नही ं चाहता है। जज वीजी अरुण 
ने कहा, ‘यह अदालत देखकर खुश 
है कि अच्छी समझदारी दिखाई गई 
है और भाईचारा, जो हमारे महान 
संविधान की नीवं के मुख्य सिद््धाांतो ं
मेें से एक है, मजबत बना हुआ है। 
उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का 
निपटारा कर दिया।’

दबुई मेें सबसे अमीर भारतीय बने एमए यूसुफ अली
नई दिल्ली (एजेेंसी)। दुबई और पूरे यूएई मेें सैकड़़ोों 
भारतीय बिजनेसमैन बसे हैैं जिन््होोंन�े अपनी मेहनत से 
यहां नाम और दौलत दोनो ंकमाई है। इनमेें रिजवान 
साजन, बीआर शेट्टी, एमए यूसुफ अली, पीएनसी मेनन 
और आजाद मूपेन जैसे बड़़े नाम शामिल हैैं। मगर इन 
सबमेें एक भारतीय हैैं जो यूएई मेें सबसे अमीर हैैं। 
यूएई मेें रहने वाले सबसे अमीर भारतीय हैैं एमए यूसुफ 
अली हैैं, जो दुनिया के 663वेें सबसे अमीर व्यक्ति भी 
हैैं। फोर्बब्स के मुताबिक उनकी नेटवर््थ करीब ₹50,855 
करोड़ है। वे मिडिल ईस्ट के “रिटेल किग” कहलाते हैैं।
लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के हेड
एम.ए. यूसुफ अली LuLu Group Internation-
al के चेयरमैन हैैं। यह ग्रुप 7.3 अरब डॉलर (करीब 
₹64,007 करोड़) के रेवेन्यू वाला रिटेल साम्राज्य है। 
240 से अधिक हाइपरमार्के ट और मॉल गल्फ देशो ं
समेत 25 देशो ंमेें चलाए जा रहे हैैं।
भारत से अबू धाबी तक की यात्रा
केरल के एक छोटे से गांव मेें जन्मे यूसुफ अली ने 
1973 मेें अपने चाचा के छोटे डिस्ट्री ब्यूशन बिजनेस 
को संभालने के लिए अबू धाबी का रुख किया। वही ं
से उन््होोंन�े अपने रिटेल बिजनेस की शुरुआत की और 
धीरे-धीरे इसे वैश्विक स्तर पर विस्तार दिया।
अबू धाबी स्टॉक एक्सचेेंज पर लिस््टििंग
साल 2024 मेें यूसुफ अली ने अपने रिटेल बिजनेस 
LuLu Group को अबू धाबी स्टॉक एक्सचेेंज पर लिस्ट 
किया। इस लिस््टििंग से उन्हहें करीब $1.7 अरब (करीब 
₹14,000 करोड़) की राशि मिली।

भारत और यूरोप मेें संपत्तियां
भारत मेें उनके कई LuLu मॉल हैैं, खासकर दक्षिण 
भारत मेें। इसके अलावा यूरोप मेें उनके पास Wal-
dorf Astoria Edinburgh और Great Scotland 
Yard Hotel (London) जैसी आलीशान संपत्तियां 
हैैं। ग्रेट स्कॉटलैैंड यार््ड होटल कभी यूके मेट््ररो पॉलिटन 
पुलिस का मुख्यालय हुआ करता था।
सामाजिक योगदान और मानवता
एम.ए. यूसुफ अली अपने समाजसेवी कार्ययों के लिए 
भी जाने जाते हैैं। उन््होोंन�े कोविड-19 महामारी के 
दौरान $6.8 मिलियन (करीब ₹50 करोड़) दान किए 
और केरल मेें 1,400 बेड वाला ट््ररी टमेेंट सेेंटर बनाकर 
सरकार को सौपं दिया।
भारत के टॉप अमीरो ंमेें स््थथान
भारत के अमीरो ंकी सूची मेें यूसुफ अली का 49वां 
स््थथान है। हालांकि 2024 मेें उनकी नेटवर््थ ₹66,638 
करोड़ थी, जो अब घटकर ₹50,855 करोड़ हो गई है। 
फिर भी वे यूएई के सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैैं।

मध्य प्रदेश के भिड मेें दलितोों का बहिष्कार
-इससे पहले इंदौर के कपड़़ा बाजार से मुस्लिम मजदूरोों का बहिष्कार किया गया था
जयपुर (रॉयल पत्रिका) I मध्य प्रदेश के भिड मेें उच्च 
जाति के तीन लोगो ं ने 20 अक्टूब र 2025 को दलित 
युवक ज्ञान सिह के साथ मारपीट की और बोतल मेें 
भरकर मूत्र जबरदस्ती पिलाया, तबीयत खराब होने पर 
दलित युवक को भिड जिला अस्पताल मेें भर्ती करवाया 
गया I पुलिस मेें शिकायत के बाद ब्राह्मण समाज के 
लोगो ंने दलित समाज के लोगो ंका बहिष्कार कर दिया 
I भिड पुलिस ने ज्ञान सिह के साथ हुए उत्पीड़न के 
मामले मेें तीन लोगो ंसोनू बरुआ, आलोक शर््ममा और 

छोटू पर एफआईआर दर््ज की है I कुछ दिन पहले 
इंदौर मेें भाजपा विधायक के कहने पर वहां कपड़़ा 
बाजार के व्यापारियो ं ने मुस्लिम समाज के मजदूरो ं
को हिदुओ ंकी दुकानो ंसे निकाल दिया था I प्रदेश मेें 
भाजपा की सरकार है I मध्य प्रदेश मेें वैसे तो ओबीसी 
वर््ग का मुख्यमत्री है I लेकिन दलितो ंके साथ अत्याचार 
की घटनाएं रुकने का नाम नही ंले रही हैैं I वैसे जहां-
जहां भाजपा की राज्य सरकारेें  हैैं वहां दलित और 
मुस्लिम के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैैं I

छत्तीसगढ़ मेें 21 नक्सलियोों ने किया 
आत्मसमर््पण, अमित शाह ने की सराहना

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के 
कांकेर जिले मेें रविवार को 21 
माओवादियो ं ने अपने हथियारो ं
के साथ आत्मसमर््पण कर समाज 
की मुख्यधारा मेें लौटने का 
फैसला किया। इनमेें 4 डीवीसीएम 
(डिवीजन वाइस कमेटी मेेंबर), 
9 एसीएम (एरिया कमेटी मेेंबर) 
और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैैं। 
आत्मसमर््पण करने वालो ं मेें 13 
महिलाएं और 8 पुरुष हैैं, जिनमेें 
डिवीजन कमेटी सेक्रे टरी मुकेश 
का नाम प्रमुख है।
इन कैडरो ंसे 18 हथियार बरामद 
किए गए हैैं, जिनमेें तीन एके-
47, चार एसएलआर, दो इंसास, 
छह .303 रायफलेें, दो सिगल 
शॉट रायफलेें और एक बीजीएल 
शामिल हैैं। यह आत्मसमर््पण राज्य 
सरकार की “पूना मार््गम: पुनर््ववास 
से पुनर्जीवन” पहल के तहत हुआ, 
जिसका उद्देश्य भटके हुए युवाओ ं
को समाज की मुख्यधारा मेें वापस 
लाना है।
केें द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस 
कदम की सराहना करते हुए कहा 

कि मोदी सरकार के आह्वान पर 
हिसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा 
मेें लौटना सराहनीय है। उन््होोंन�े 
बाकी नक्सलियो ं से भी जल्द 
आत्मसमर््पण करने की अपील की। 
शाह ने कहा, “हम 31 मार््च 2026 
तक देश से नक्सलवाद का पूर््ण 
सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध हैैं।”
पिछले दो हफ््तोों मेें राज्य मेें 400 
से अधिक माओवादी आत्मसमर््पण 
कर चुके हैैं। इनमेें सबसे बड़़ी 
संख्या उस समय दर््ज हुई जब 
माओवादियो ं के गढ़ माने जाने 
वाले माड़ क्षेत्र के 208 नक्सलियो ंने 
बस्तर जिले मेें आत्मसमर््पण किया। 
लगातार हो रहे आत्मसमर््पणो ं से 
यह संकेत मिलता है कि सरकार 
की पुनर््ववास नीतियो ं और सुरक्षा 
अभियानो ं का असर ज़मीन पर 
साफ दिखाई देने लगा है।
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मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिग सेेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार््ययालय 4312 मोहल्ला नायकोों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, 
नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मोों. 08058969180 कार््ययालय फोन- 0141-2609886,


